भारत सरकार
योजना मंत्रालय

राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 716
दिनांक 16 अगस्‍त, 2012 को उत्‍तर देने के लिए
महाराष्‍ट्र द्वारा धनराशि की मांग 
716. डा० योगेन्‍द्र पी० त्रिवेदी: 

क्‍या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क)
क्‍या महाराष्‍ट्र राज्‍य सरकार ने मुम्‍बई में चल रही मोनो रेल, मेट्रो रेल और विभिन्‍न अवसंरचना परियोजनाओं के लिए केन्‍द्र सरकार से अतिरिक्‍त धनराशि की मांग की है ;
(ख)
क्‍या सरकार मुम्‍बई में चल रही सभी परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाने के लिए महाराष्‍ट्र राज्‍य सरकार की मांग पर विचार करेगी ;और
(ग)
तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है ?

उत्‍तर
राज्‍य मंत्री योजना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्‍वी विज्ञान मंत्रालय
(डॉ. अश्‍वनी कुमार)
(क)
जी, हां। महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री ने राज्‍य में आरम्‍भ की जाने वाली प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के लिए केन्‍द्रीय सहायता और स्‍वीकृति प्राप्‍त करने के लिए 06.01.2011 को एक ज्ञापन भेजा था। एक निश्‍चित समयावधि में कुल 20,036 करोड़ रू० की केन्‍द्रीय सहायता मांगी गई थी जिसमें निम्‍नलिखित परियोजनाएं शामिल थी:
	
क्र.सं.
	परियोजना का नाम
	केन्‍द्रीय सहायता (करोड़ रू० में)

	1.
	मुम्‍बई मेट्रो रेल परियोजनाएं
	   7478

	2.
	मुम्‍बई ट्रांस हार्बर लिंक
	   1862

	3.
	विरार-अलीबाग मल्‍टी मोडल कॉरिडॉर
	   2000

	4.
	मुम्‍बई ट्रांस हार्बर मेट्रो लिंक
	   2857

	5.
	राजीव गांधी सी-लिंक 
	   3492

	6.
	जेएनएनयूआरएम-यूआईजी 
	   2347


(ख) और (ग): ज्ञापन में उल्‍लिखित परियोजनाएं भारत सरकार की सहायता से राज्‍य सरकार द्वारा क्रियान्‍वयन के विभिन्‍न चरणों में हैं। इन परियोजनाओं के कार्यान्‍वयन और इन्‍हें पूरा करने में तेजी लाने के लिए भारत सरकार समय-समय पर इनकी समीक्षा कर रही है। 
